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अब्दलु सलीम एवं 29 अन्य ​ ​ ​ .....याचिकाकर्तागण 

 बनाम  
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याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : जनार्दन यादव 
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न्यायालय संख्या - 33 

माननीय विकास बदु्ववार, न्यायमरू्ति 

1.​ आज दाखिल प्रत्यतु्तर शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। 
2.​ मखु्य, संबद्ध C1, संबद्ध C2 और संबद्ध C3 रिट याचिकाओ ंमें याचिकाकर्ताओ ंके विद्वान 

अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मखु्य 

स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सनुा गया। 
3.​ परस्पर विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओ ंने संयकु्त बयान दिया है कि वे कोई और शपथ पत्र दाखिल 

करने का प्रस्ताव नहीं रखत ेहैं, अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण नए चरण 

पर किया जा रहा है। 
4.​ मखु्य रिट याचिका में याचिकाकर्ताओ ंका मामला यह है कि याचिकाकर्ताओ ंको भारतीय सेना में 

02.09.2001, 18.03.2000, 10.01.2001, 20.04.2002, 25.10.1994, 30.08.1994, 

28.06.1998, 14.09.2001, 12.09.2001, 02.02.2002, 28.08.2023, 08.01.1999, 

28.10.1996, 10.08.1999, 13.03.2001, 23.08.2002, 06.07.2001, 07.07.2001, 

25.03.2002, 15.02.2000, 16.08.2000, 22.04.2000, 31.12.2001, 02.04.2001, 

02.01.2001, 03.01.2001, 07.01.2002, 15.07.1999, 09.01.1999, 20.02.2002 को 
सनैिकों के रूप में नामांकित किया गया था और उन्हें विभिन्न तिथियों पर सेवा से कार्यमकु्त 

किया गया था। उन्हें पनुः 02.03.2020 को पलुिस कांस्टेबल के रूप में चनुा गया और विभिन्न 

तिथियों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। संबद्ध C1 रिट याचिका के याचिकाकर्ताओ ंके संबंध 

में, वे भी 19.03.2001, 03.05.2003, 10.08.2000 को भारतीय सेना में नियकु्त थे और उन्हें 
विभिन्न तिथियों 31.01.2020, 31.12.2019 और 30.11.2018 को सेवा से कार्यमकु्त किया 
गया था। उन्हें पनुः पलुिस कांस्टेबल के रूप में नियकु्त किया गया, 02.03.2020 को चयन हुआ 

और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। संबद्ध C2 रिट याचिका के याचिकाकर्ता को 24.10.1996 को 
भारतीय सेना में सनैिक के रूप में नामांकित किया गया था, 26.06.2014 को कार्यमकु्त किया 
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गया और 02.03.2020 को कांस्टेबल के रूप में चनुा गया। संबद्ध C3 रिट याचिका के संबंध में, 
याचिकाकर्ता को 11.03.2003 को नामांकित किया गया था, 30.06.2020 को कार्यमकु्त किया 
गया और पनुः 02.03.2020 को चनुा गया। 

5.​ याचिकाकर्ताओ ं ने भारतीय सेना में की गई सेवाओ ंको ध्यान में रखत ेहुए वेतन संरक्षण (pay 

protection) का दावा किया। याचिकाकर्ताओ ं के दावे को मखु्य रिट याचिका में पलुिस उप 

महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2024, संबद्ध C1 में 
आदेश दिनांक 19.07.2024, संबद्ध C2 में आदेश दिनांक 15.02.2023 और संबद्ध C3 

याचिका में आदेश दिनांक 15.02.2023 के द्वारा नकार दिया गया। 
6.​ उक्त आदेशों को चनुौती देत ेहुए मखु्य, संबद्ध C1, संबद्ध C2 और संबद्ध C3 रिट याचिकाएं 

प्रस्ततु की गई हैं। 
7.​ याचिकाकर्ताओ ंके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  दिया है कि प्रतिवादियों द्वारा दावे को नकारने का 

आधार यह था कि याचिकाकर्ताओ ंकी नियकु्ति शासनादेश दिनांक 23.12.2020 के जारी होने के 

बाद की थी, अतः वे वेतन संरक्षण के हकदार नहीं हैं; यह तर्क  गलत और संदर्भ से बाहर है। विशषे 

रूप से तब, जब एक समन्वय पीठ द्वारा रिट-A 10689 वर्ष 2024 (सीताराम शर्मा एवं 13 अन्य 

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) के साथ संबद्ध रिट याचिकाओ ंमें, जिसका निर्णय 

09.04.2025 को हुआ, उक्त वर्गीकरण को विधि के अनरुूप नहीं माना गया था। इसके विरुद्ध 

दाखिल अतंः-न्यायालय अपील विशषे अपील संख्या 1233 of 2025 ( उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 

अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य) को संबद्ध अपीलों के साथ 15.12.2025 को खारिज कर दिया 
गया था। उन्होंने यह भी प्रस्ततु किया कि पलुिस कांस्टेबलों को किसी विशषे बचै में प्रशिक्षण के 

लिए भेजना प्रतिवादियों का काम है, जो समय-समय पर भिन्न हो सकता है, जिसके लिए 

याचिकाकर्ताओ ंको किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 
8.​ दसूरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मखु्य स्थायी अधिवक्ता का 

कहना है कि अब यह मदु्दा 'रेस इंटीग्रर्ा' (नया मदु्दा) नहीं रह गया है क्योंकि न्यायालय ने 

अभिनिर्धारित किया है कि सीताराम शर्मा एवं 13 अन्य (उपरोक्त) में इस मदु्दे का निर्णय हो 
चकुा है, जिसकी पषु्टि विशषे अपीलीय पीठ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (उपरोक्त) में की 
गई है। उनका सझुाव है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को प्राधिकारी के पास 

निर्णय के आलोक में नया आदेश पारित करने हेत ुवापस भेजा जाए। 
9.​ मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ ंको सनुा और अभिलेखों का ध्यानपरू्वक अवलोकन किया। 
10.​तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि रिट याचिकाकर्ता परू्व सनैिक थे, जिन्होंने सेवामकु्ति 

के पश्चात चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उन्हें पलुिस कांस्टेबल के रूप में नियकु्त किया गया, 
यद्यपि उन्हें अलग-अलग बचैों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। बहरहाल, प्रतिवादियों द्वारा 
अपनाए गए उक्त रुख को सीताराम शर्मा एवं 13 अन्य (उपरोक्त) में एक समन्वय पीठ द्वारा 
नकार दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है: 

"1. याचिकाकर्ताओ ंके विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर मखु्य स्थायी अधिवक्ता को सनुा गया। 

2.​ संविधान के अनचु्छेद 226 के तहत दायर उपरोक्त रिट याचिकाओ ंके माध्यम से, याचिकाकर्ता, 
जिन्हें उत्तर प्रदेश सिविल पलुिस 2018 में कांस्टेबल जीडी के लिए चनुा गया था, प्रतिवादियों 
द्वारा अपनाए गए उस भेदभावपरू्ण रुख से व्यथित हैं, जिसमें उन्हें परू्व सनै्य कर्मियों के रूप में 
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उनके द्वारा प्राप्त अतंिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। सभी 
याचिकाकर्ताओ ंका चयन और नियकु्ति परू्व सनैिक शे्रणी में की गई थी और उनका तर्क  है कि 

यदि एक ही चयन के परिणामस्वरूप, चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग समय पर चार बचैों 
में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो राज्य द्वारा केवल इस आधार पर प्रथम बचै के प्रशिक्षुओ ं

को वेतन संरक्षण देना और अन्य प्रशिक्षुओ ं को इससे वंचित करना न्यायोचित नहीं है कि 

शासनादेश द्वारा एक आगामी तिथि से परू्व सनैिकों को वेतन संरक्षण न देने का निर्णय लिया 
गया है। 

3.​ यह प्रस्ततु किया गया है कि चयन होने के पश्चात चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए 

भेजा जाना आवश्यक था, लेकिन तत्कालीन वशै्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के 

कारण, उत्तर प्रदेश पलुिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने आदेश दिनांक 25 जलुाई, 2020 के 

माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग तिथियों और अवधियों के लिए प्रशिक्षण हेत ु

चार बचैों में विभाजित कर दिया। प्रथम बचै को अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए 

प्रशिक्षण पर भेजा गया, दसूरे बचै को मार्च 2021 में छह महीने के लिए, तीसरे बचै को अक्टूबर 
2021 में छह महीने के लिए और अतंिम तथा चौथे बचै को मई 2022 में छह महीने के लिए 

प्रशिक्षण हेत ुभेजा गया। 
4.​ इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओ ंका दावा है कि उन्हें दसूरे बचै में प्रशिक्षण के लिए भेजा 

गया था, जो मार्च 2021 से शरुू होकर सितंबर 2021 तक छह महीने चला। जबकि प्रथम बचै 

अपना प्रशिक्षण परूा कर रहा था, उनके संबंध में नियकु्ति आदेश शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर, 
2020 से परू्व जारी हो गए थे। उक्त तिथि को वह शासनादेश जारी हुआ था जिसमें यह निर्णय 

लिया गया था कि अब से परू्व सनैिक शे्रणी के चयनित अभ्यर्थियों को कोई वेतन संरक्षण प्रदान 

नहीं किया जाएगा। शासनादेश में आगे यह प्रावधान था कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 
शासनादेश का संबंधित परैाग्राफ, जसैा कि परैाग्राफ 22 में निहित है, नीचे उद्धतृ किया गया है:" 

""उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखत ेहुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये 

गये निर्णय के क्रम में मझु ेयह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भतूपरू्व सनैिकों का 
पनुर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत 

प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:- 

(1) सेना से सेवानिवतृ सनै्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पनुर्योजन होने पर उन्हें उस पद के 

वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पनुर्योजन हुआ है। सेवानिवतृ्ति के परू्व धारित पद 

के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा। 

(2) ऐसे पनुर्योजित सनै्य पेंशनर जिनकी परूी पेंशन वेतन निर्धारण हेत ुउपेक्षणीय है, का वेतन पनुर्योजन 

के पद के वेतनमान के न्यनूतम पर निर्धारित किया जायेगा। 

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेत ुपरूी पेंशन उपेक्षणीय नहीं है, उनमें पनुर्योजन पर प्रारम्भिक 

वेतन सेवानिवतृ्ति के परू्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्त-ु 

(i) यदि पनुर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले 

प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा। 
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(ii) यदि पनुर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवतृ्ति के परू्व आहरित वेतन से कम है, तो 
पनुर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा। 

(iii) यदि पनुर्योजन के पद के वेतनमान का न्यनूतम सेवानिवतृ्ति के परू्व आहरित अन्तिम वेतन से 

अधिक है, तो वेतन निर्धारण पनुर्योजन के पद के न्यनूतम पर किया जायेगा। उपरोक्तानसुार निर्धारित 

होने वाले वेतन में से, सनै्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय नहीं है, घटा दिया जायेगा। 

(4) राज्य सरकार की सेवा में पनुर्योजित सनै्य पेंशनर उपरोक्तानसुार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त 

अपनी परूी पेंशन अन्य सेवानिवतृ्तिक लाभ सहित आहरित करत ेरहेंगे। 

4- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके 

उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियकु्ति पाने वाले भतूपरू्व सनैिकों के प्रकरण इन आदेशों से 

आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के परू्व राज्य सरकार की सेवा में पनुर्योजित हो चकेु सनै्य पेंशनरों 
के प्रकरण पनुरूद्घाटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।" 

5.​ याचिकाकर्ताओ ं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  दिया कि जनवरी, 2021 में प्रथम बचै द्वारा 
प्रशिक्षण परूा करने के बाद, उन्हें वेतन संरक्षण प्रदान किया गया था। उदाहरण के तौर पर, 24 

जनवरी, 2024 के आदेश द्वारा नवनियकु्त कांस्टेबल कुलदीप सिहं (PNO No. 202641386) 

के वेतन निर्धारण का विवरण रिकॉर्ड पर लाया गया है। यह तर्क  दिया गया कि जब प्रथम बचै को 
यह लाभ दिया गया, तो दसूरे, तीसरे और चौथे बचै में चयनित अभ्यर्थियों को, जो स्वयं भी परू्व 
सनैिक थे, इस लाभ से वंचित कर दिया गया। 

6.​ रिट याचिका के परैाग्राफ 14 में इन दलीलों को उठाया गया है, जिसमें उन अन्य कांस्टेबलों का 
विवरण दिया गया है जिन्हें परू्व सनैिक होने के नात ेअतंिम वेतन संरक्षण का लाभ मिला था। 
इसके उत्तर में प्रतिशपथ पत्र के परैाग्राफ 16 में कहा गया है: 

"रिट याचिका के परैाग्राफ संख्या 14 की सामग्री को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि 

कांस्टेबल कुलदीप सिहं (PNO संख्या 202641386) की 11.10.2020 को पलुिस विभाग में 
नियकु्ति के समय शासनादेश दिनांक 26.8.1977 और 18.5.1983 प्रभावी थे। वर्तमान में, 
राज्य सरकार की सेवा में परू्व सनैिकों की पनुर्नियकु्ति के संबंध में शासनादेश दिनांक 

23.12.2020 प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त आदेश तत्काल 

प्रभाव से लागू होगा। अर्थात, जो परू्व सनैिक शासनादेश जारी होने की तिथि या उसके बाद राज्य 

सरकार की सेवाओ ंमें नियकु्त हुए हैं, वे इस (नए) आदेश के दायरे में आएंगे।" 

7.​ ऊपर उद्धतृ प्रति-शपथ पत्र के परैाग्राफ 14 में किए गए अभिकथनों के केवल अवलोकन से यह 

ज्ञात होता है कि कुलदीप सिहं को यद्यपि पहले बचै में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन्हें 
नियकु्ति का प्रस्ताव 11.10.2020 को दिया गया था जब शासनादेश दिनांक 26.8.1977 और 
18.5.1983 प्रभावी थे और इसीलिए उन्हें वेतन संरक्षण का यह लाभ प्रदान किया गया था। 
हालाँकि, परू्व सनैिकों की पनुर्नियकु्ति के संबंध में दिनांक 23.12.2020 को शासनादेश के प्रभावी 
होने के कारण, उन्हें उनके पिछले प्रतिष्ठान के वेतन संरक्षण के लिए पात्र नहीं माना गया और 
इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सका। इस प्रकार, यह तथ्य की 
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स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओ ंको वेतन संरक्षण से केवल इस आधार पर वंचित किया 
गया है कि उनका प्रशिक्षण पहले बचै के प्रशिक्षण के बाद परूा हुआ, जबकि याचिकाकर्ता भी पहले 

बचै की तरह ही प्रशिक्षु थे जो बाद में आरक्षी (कांस्टेबल) बने। इस प्रकार सभी नियकु्त व्यक्तियों 
का चयन वर्ष 2018 में आयोजित चयन और भर्ती के अनसुरण में किया गया था और इसलिए 

उन्होंने वेतन समानता का दावा किया। 
8.​ विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने वेतन संरक्षण से इनकार करने वाले शासनादेश के तहत लिए गए 

पक्ष का बचाव करने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने भारत संघ बनाम अनिल प्रसाद 

2022 5 एससीसी 461 के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक प्राधिकार पर भरोसा किया है, 

जिसमें परू्व सनैिकों को वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित करने वाले कें द्र सरकार के नियमों को 
बरकरार रखा गया था। इसलिए, यह तर्क  दिया गया है कि वेतन संरक्षण लाभ से इनकार करने में 
सरकार की कार्रवाई में कोई त्रटुि नहीं पाई जा सकती जिससे इसे दोषपरू्ण या अन्यथा भेदभावपरू्ण 
या मनमाना माना जाए। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के परैाग्राफ 4.5 पर भरोसा 
किया है, जो निम्नवत है: 

“5.4 इसलिए, सरकारी सेवा में प्रत्यर्थी का वेतन निर्धारण परू्णतः सीसीएस आदेश 1986 के परैा 8 के 

अनरुूप था। परैा 8 यह प्रावधान नहीं करता है कि सरकारी सेवाओ ंमें पनुर्नियकु्ति पर एक सेवानिवतृ्त 

सशस्त्र बल कर्मी अपने अतंिम आहरित वेतन के बराबर अपना मलू वेतन निर्धारित कराने का हकदार 
होगा। ऐसा मानना सीसीएस आदेश के परैा 8 का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने 

यह पे्रक्षण करने और यह मानने में गंभीर त्रटुि की है कि सरकारी सेवा में पनुर्नियकु्ति पर सेवानिवतृ्त 

सशस्त्र बल कर्मी सशस्त्र बल कर्मी के रूप में अतंिम आहरित वेतन का हकदार होगा। इसलिए, उच्च 

न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश सीसीएस आदेश, 1986 के परैा 8 के विपरीत होने 

के कारण कायम रखने योग्य नहीं है।” 

9.​ संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सनुने के बाद और मामले के अभिलेख का अवलोकन 

करने के बाद, मैं पाता हँू कि इस याचिका में सरकारी गैर-रक्षा प्रतिष्ठान में पनुर्नियकु्ति प्राप्त 

करत ेसमय परू्व सनै्य कर्मियों को वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित करने वाले शासनादेश में 
निहित प्रासंगिक प्रावधान की तलुना में याचिकाकर्ताओ ंके साथ किए जा रहे भेदभाव को अधिक 

चनुौती दी गई है। 

 

10.​याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 0 

एससी 764 के मामले में निर्णय पर जोर दिया है, और तर्क  दिया है कि केवल यदि काउंसलिगं 

आयोजित नहीं की गई थी और उसमें देरी हुई थी, तो समान चयन के अनसुरण में समान और 
समरूप रूप से स्थित शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने निर्णय के 

परैाग्राफ 15 पर भरोसा किया है, जो निम्नवत है: 

"अपीलकर्ता का मामला राकेश गौड़ (उपर्युक्त) के मामले के अधिक समान था, जिन्होंने 05.11.2009 को 
प्रवेश लिया था। इस मामले के विशषे तथ्यों पर हमारी स्पष्ट राय है कि खंडपीठ ने इस मामले के तथ्यों 
पर अकुंल सिघंल (उपर्युक्त) और राकेश गौड़ (उपर्युक्त) के निर्णय के तर्क  को लागू करने के बजाय दिनेश 
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चंद्र डामोर (उपर्युक्त) के मामले को लागू करने में त्रटुि की है। जसैा कि अकुंल सिघंल (उपर्युक्त) में माना 
गया था, शकै्षणिक सत्र 2009-10 के लिए प्रवेशित छात्रों के एक समरूप समहू के बीच आपस में भेदभाव 

करना अनचुित होगा। जसैा कि उसमें बताया गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिगं के पहले दौर में 
प्रवेश लेने वाले छात्र स्नातक में 50% से कम अकं होने पर भी पात्र होंगे, जबकि काउंसलिगं के बाद के 

दौर में प्रवेश लेने वाले अन्य छात्र पात्र नहीं होंगे। इसी तर्क  पर राकेश गौड़ (उपर्युक्त) को राहत दी गई 

थी। राकेश गौड़ (उपर्युक्त) अपीलकर्ता के मामले के समान स्थिति वाला मामला था। जो नियम एक के 

लिए है वही दसूरे के लिए भी होना चाहिए।" 

11.​इस प्रकार इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा अवधारणा के लिए आवश्यक एकमात्र प्रश्न यह 

है कि क्या उसी चयन के चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किया गया वेतन संरक्षण, जिन्हें पहले 

प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन याचिकाकर्ताओ ंको मना किया जा सकता है जिन्होंने बाद में 
प्रशिक्षण प्राप्त किया क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण चार अलग-अलग 

बचैों में आयोजित किया गया था। प्रत्यर्थी की ओर से इस बात का कोई खंडन नहीं है कि द्वितीय 

बचै में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए सभी याचिकाकर्ता और उसके बाद के याचिकाकर्ता एक ही 
विज्ञापन के अनसुरण में उसी चयन के तहत उत्तर प्रदेश पलुिस के आरक्षी (जीडी) के पद के लिए 

चयनित किए गए थे। प्रशिक्षण ऐसे चयनित उम्मीदवारों को नियकु्ति देने के लिए की जाने वाली 
एक प्रक्रिया का हिस्सा है और एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद, अतंिम रूप से 

प्रकाशित और घोषित चयन सचूी में स्थान मिलने के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण होता है। इस 

प्रकार, नियकु्ति के उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षण पर भेजने हेत ुएक बार चयन सचूी 
तयैार हो जाने के बाद चयन का कोई और चरण शषे नहीं रह गया था। इसलिए, यह चयनित 

उम्मीदवारों को नियकु्ति का प्रस्ताव देने की प्रक्रिया का अभिन्न अगं है, और इसलिए, 

न्यायालय के सवुिचारित मत में, यदि प्रत्यर्थी ने अपनी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में प्रशिक्षुओ ं

को अलग-अलग समहूों और जत्थों में बांटकर प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग तिथियों पर भेजने 

का निर्णय लिया था और प्रशिक्षण सफलतापरू्वक परूा होने पर ऐसे प्रशिक्षुओ ंको नियकु्ति का 
प्रस्ताव दिया जा रहा था, तो उनके साथ सेवा लाभों जसेै कि वेतनमान, भते्त और प्रश्नगत पद के 

लिए स्वीकार्य अन्य उपलब्धियों के मामले में निश्चित रूप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 
यहाँ तक कि ज्येष्ठता के मामले में भी, केवल चयन सचूी का ही पालन किया जाना है। मणिलाल 

(उपर्युक्त) के मामले में उद्धतृ निर्णय याचिकाकर्ताओ ंके मामले को परूी तरह से कवर करता है। 
उक्त मामले में न्यायालय ने यह माना था कि एक समरूप समहू के बीच आपस में भेदभाव को 
स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार एक ही चयन के अनसुरण में सभी चयनित व्यक्ति एक 

समरूप समहू बनाएंगे और उनकी नियकु्ति प्रशिक्षण के दौरान अस्वीकृति के अधीन प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम का केवल एक परिणामी फल है। एक बार जब एक समरूप समहू को प्रशिक्षण के लिए 

भेजा जाता है, तो सभी सदस्यों के साथ एक जसैा व्यवहार किया जाना चाहिए। 
12.​प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले समहूों या जत्थों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण 

संविधान के अनचु्छेद 14 का उल्लंघन करेगा क्योंकि यह समान रूप से स्थित कर्मचारियों को 
लाभ देने के उद्देश्य से एक उचित वर्गीकरण नहीं होगा। समानता का एक ससु्थापित नियम यह 

है कि असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता और समान रूप से स्थित 
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व्यक्तियों के साथ वेतन समानता और सेवा लाभ प्रदान करने के लिए एक जसैा व्यवहार किया 
जाना चाहिए। 

13.​फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 2 यपूीएलबीईसी 987 के मामले में, 
इस न्यायालय ने यह माना है कि नियकु्ति प्राधिकारी द्वारा नियकु्ति पत्र जारी करने में की गई 

गलती के लिए याचिकाकर्ताओ ंको प्रतिकूल स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि यह 

मामला नियमितीकरण से संबंधित था, लेकिन चूँकि प्रबंधन ने नियकु्ति आदेश देरी से जारी किए 

थे और यहाँ तक कि नियमितीकरण नियमों की कट-ऑफ तिथि के बाद भी जारी किए थे, फिर 
भी नियमितीकरण का लाभ देने के लिए सभी के साथ एक जसैा व्यवहार किया गया था। इस 

निर्णय का आगे महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (वाद ए संख्या 
55606/2008), दिनांक 19.12.2019 को निर्णीत, के मामले में पालन किया गया है, जिसमें एक 

विज्ञापन के सभी आवेदकों को चयनित होने पर परुानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए एक 

समरूप समहू माना गया था, इस कारण से कि विज्ञापन और चयन परुानी पेंशन योजना के 

समाप्त होने से पहले हुए थे, भले ही नियकु्ति आदेश बाद में जारी किए गए थे। 
14.​मामले के उपरोक्त परिपे्रक्ष्य में, जहाँ तक परू्व सनैिकों को वेतन संरक्षण से वंचित करने का संबंध 

है, मझु ेइसके लागू होने में शासनादेश में कुछ भी भेदभावपरू्ण नहीं लगता है, लेकिन शासनादेश 

केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जहाँ उम्मीदवारों का चयन इसके जारी होने के बाद किया गया 
था। वे सभी जिन्हें अतंतः नियकु्ति दिए जाने के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया है, वे एक समरूप 

समहू बनाएंगे जो वेतन संरक्षण सहित ऐसे सभी लाभों के हकदार होंगे और उनके दावे पर अभी 
उक्त शासनादेश का प्रभाव नहीं पड़गेा। 

15.​जहाँ तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धतृ निर्णय का प्रश्न है, उसमें प्रतिपादित विधि के 

संबंध में मेरा कोई मतभेद नहीं है क्योंकि मेरा भी यह मत है कि इस मामले की विशषे 

परिस्थितियों में शासनादेश को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान मामले 

में लागू नहीं माना गया है। 
16.​उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को 

निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओ ंको अतंिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे 
जसैा कि उत्तर प्रदेश पलुिस आरक्षी भर्ती 2018 के अनसुरण में प्रशिक्षुओ ंके पहले बचै को दिया 
गया है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ततु करने की तिथि से अधिकतम तीस दिनों की अवधि 

के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा और याचिकाकर्ताओ ंको परिणामी लाभ प्रदान किया 
जाएगा। 

11. इसके अतिरिक्त इस न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (उपर्युक्त) में 
दिनांक 15.12.2025 को अपील खारिज कर दी है, जिसका आदेश निम्नवत उद्धतृ है: 

"1. सभी अपीलों में अपीलकर्ताओ ंकी ओर से श्री मनीष गोयल, विद्वान अपर महाधिवक्ता, सहायता हेत ु

श्री तजे भान ु पांडये, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थियों की ओर से श्री 
आर.के. ओझा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायता हेत ुश्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और श्री आदित्य प्रकाश 

वर्मा, विद्वान अधिवक्तागण को सनुा गया। 
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2.​ ये सभी अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संबंधित रिट याचिकाओ ंमें पारित समान 

निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2025 के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिन्हें रिट ए संख्या 
10689/2024, सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य के साथ 

निर्णीत किया गया था, जिसके द्वारा इसमें प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओ ंको स्वीकार 
कर लिया गया था और अपीलकर्ता संख्या 3 (इसमें) को निर्देश दिया गया था कि वह इसमें 
याचिकाकर्ताओ ंको अतंिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे, जसैा कि उत्तर प्रदेश पलुिस आरक्षी 
भर्ती 2018 के अनसुरण में प्रशिक्षुओ ं के पहले बचै को दिया गया है और उक्त आदेश की 
प्रमाणित प्रति प्रस्ततु करने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित 

किया जाएगा और परिणामी लाभ दिया जाएगा। 
3.​ अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य ने इन सभी अपीलों में समान मदु्दा उठाया है, और इसलिए, उन्हें 

एक साथ सनुा गया और इस साझा आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। सभी अपीलों में 
निहित मखु्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन सचूी में रखे गए उम्मीदवारों को उनके संबंधित 

नियकु्ति पत्रों की तिथि और उनके प्रशिक्षण के लिए उल्लिखित तिथि के आधार पर अलग वर्ग 
के रूप में माना जा सकता है। प्रत्येक अपील में उम्मीदवारों के संबंध में तथ्यात्मक विवरण, जसेै 

कि उनके पिछले सेवा विवरण, नियकु्ति पत्र की तिथि और उनके प्रशिक्षण की अवधि के लिए पत्र 

में उल्लिखित तिथि, भिन्न हो सकत ेहैं। 
4.​ सवुिधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण विशषे अपील संख्या 1240/2025 से लिए जा रहे हैं, क्योंकि 

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2025 में यह मखु्य 

याचिका थी, हालाँकि, वर्तमान साझा आदेश का परिणाम सभी संबंधित मामलों पर लागू होगा। 
केवल तथ्यात्मक अतंर संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थियों/उम्मीदवारों की संख्या का है। 

5.​ विशषे अपील मामलों के इस समेकित समहू के अभिलेखों के अवलोकन के बाद, यह प्रतीत होता 
है कि इसमें सभी प्रत्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों के परू्व सदस्य हैं, जिन्होंने विभिन्न समय पर 
विभिन्न रेजिमेंटों में नामांकन प्राप्त किया था। यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रत्यर्थी को 
उसकी सेवा की अवधि विधिवत परूी होने पर कार्यमकु्त या सेवानिवतृ्त किया गया था। उनकी 
व्यक्तिगत सेवा अवधियों में अतंर के बावजदू, इन मामलों में जो सामान्य तथ्य उभरता है वह 

यह है कि सभी प्रत्यर्थियों ने अपनी सनै्य सेवा समाप्त कर ली थी और उचित प्रक्रिया का पालन 

करने के बाद उनका चयन हुआ और उन्होंने उसी चयन सचूी में अपना स्थान सरुक्षित किया, जो 
अपीलों के इस जत्थे का विषय है। 

6.​ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने तर्क  दिया कि अक्टूबर 2018 की सीधी 
भर्ती के अनसुरण में तयैार की गई चयन सचूी से नियकु्ति की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, क्योंकि 

प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अगं है। उन्होंने तर्क  दिया कि कोविड-19 महामारी के 

दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, राज्य के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चरणबद्ध 

तरीके से आयोजित करना आवश्यक हो गया था, और इसलिए, उम्मीदवारों के संबंधित प्रशिक्षण 

चरणों के अनरुूप अलग-अलग तिथियों पर नियकु्ति पत्र जारी किए गए थे। यह भी तर्क  दिया 
गया है कि उत्तर प्रदेश पलुिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2020 द्वारा 
चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग अवधियों के प्रशिक्षण के लिए 

चार बचैों में विभाजित किया था। इसके पश्चात, पहले बचै ने अगस्त 2020 में छह महीने की 
अवधि के लिए प्रशिक्षण शरुू किया। दसूरे बचै ने मार्च 2021 में छह महीने के लिए शरुू किया। 
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तीसरे बचै ने अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए शरुू किया, और चौथे बचै ने मई 2022 में भी 
छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शरुू किया। 

7.​ विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनसुार, राज्य अलग-अलग बचैों में, अलग-अलग समय पर 
प्रशिक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने के अपने 

अधिकार के भीतर था, और अपीलकर्ता राज्य अन्य बचैों के उम्मीदवारों को वही वेतन संरक्षण 

दिए बिना नियकु्ति पत्र देने में उचित था, जो पहले बचै में प्रशिक्षण के लिए गए सदस्यों को दिया 
गया था। यह भी तर्क  दिया गया है कि चयन सचूी को सभी उद्देश्यों के लिए एक समरूप वर्ग 
नहीं माना जा सकता है, और राज्य बाद के तीन बचैों को पहले बचै से अलग आधार पर रखने में 
उचित है, जिसने अन्य बचैों से पहले ही प्रशिक्षण परूा कर लिया था। 

8.​ यह निर्विवाद है कि पहला बचै, जिसने जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण परूा किया था, उसे 

वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा दिया गया मखु्य तर्क  
यह है कि एक ही सचूी से चयनित अलग-अलग बचैों के उम्मीदवारों के साथ किया गया 
भेदभावपरू्ण व्यवहार भारत के संविधान के अनचु्छेद 14 के अनमेुय दायरे के भीतर है, और 
इसलिए राज्य उन चार बचैों के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का हकदार है जिन्होंने 

अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण शरुू किया था। 
9.​ अपने तर्क  के समर्थन में, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पलुिस आरक्षी और मखु्य 

आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर भरोसा किया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए 

नीचे उद्धतृ किया गया है:​

"नियम - 19. प्रशिक्षण।​
(1) (क) नियम 15 और 16 के तहत आरक्षी के पदों के लिए अतंिम रूप से चयनित उम्मीदवारों 
को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बनुियादी प्रशिक्षण के 

दौरान कैडटेों पर पलुिस प्रशिक्षण कॉलेज मनैअुल के प्रावधान प्रभावी होंगे। यदि बनुियादी 
प्रशिक्षण के लिए अतंिम रूप से चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण के 

लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका चयन/अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।​
(ख) बनुियादी प्रशिक्षण में अनतु्तीर्ण होने वाले कैडटेों की पनु: परीक्षा परूक प्रशिक्षण के बाद 

विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी। परूक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण की परीक्षा में 
अनतु्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियकु्ति प्राधिकारी द्वारा की 
जाएगी।​
(2) नियम 17 के तहत पदोन्नति द्वारा नियकु्त उम्मीदवारों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित 

प्रशिक्षण परूा करना आवश्यक होगा।" 
10.​विद्वान अपर महाधिवक्ता का तर्क  है कि आरक्षी के पद पर अतंिम रूप से चयनित उम्मीदवारों 

को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित बनुियादी प्रशिक्षण लेना और उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसमें 
विफल रहने पर उनका चयन रद्द किया जा सकता है। यह तर्क  दिया गया है कि नियम 

अधिकारियों को परूक प्रशिक्षण और पनु: परीक्षा आयोजित करने और उसके बाद भी विफल होने 

वाले उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार देता है, जबकि पदोन्नति द्वारा नियकु्त 

उम्मीदवारों को भी इसी तरह निर्धारित प्रशिक्षण परूा करना आवश्यक है और इसलिए, जब तक 

प्रशिक्षण परूा नहीं हो जाता, राज्य वेतन संरचना में परिवर्तन प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है 

क्योंकि चयन प्रक्रिया परू्ण नहीं हुई है। 
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11.​इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  दिया कि राज्य की 

कार्रवाई भारत के संविधान के अनचु्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार का 
उल्लंघन है। उन्होंने आगे तर्क  दिया कि प्रत्यर्थियों का चयन नागरिक पलुिस और पीएसी में 
आरक्षी के पदों के लिए 2018 में शरुू की गई भर्ती प्रक्रिया के अनसुरण में किया गया था और 
उन्हें मार्च 2020 में घोषित परिणाम में परू्व सनैिक शे्रणी में विधिवत स्थान दिया गया था। 
उन्होंने आगे तर्क  दिया कि शासनादेश दिनांक 23.12.2020, जहाँ तक यह प्रावधान करता है कि 

उक्त तिथि के बाद की गई सभी नियकु्तियाँ वेतन संरक्षण की हकदार नहीं होंगी, स्वीकार्य नहीं 
है, क्योंकि यह विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशषे रूप से तब जब सभी उम्मीदवार 
एक ही चयन सचूी में रखे गए हों। यह भी तर्क  दिया गया है कि प्रथम चरण में नियकु्त 

उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जिस तथ्य को राज्य सरकार द्वारा 
लगातार स्वीकार किया गया है। 

12.​प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 2024 एससी 
4404 पर भरोसा किया है, और तर्क  दिया है कि वे सभी उम्मीदवार जो एक सामान्य चयन के 

अनसुरण में चयनित हुए थे, वे एक एकल समरूप समहू बनाएंगे और इस समरूप समहू के बीच 

आपस में भेदभाव अनचु्छेद 14 का उल्लंघन है। वह इस उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 

19.12.2019 को निर्णीत महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, वाद ए 

संख्या 55606/2008 पर भी भरोसा करत ेहैं। उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करत ेहुए, विद्वान 

अधिवक्ता तर्क  देत े हैं कि इस तरह के अलग व्यवहार को केवल किसी ससु्पष्ट अतंर 
(intelligible differentia) के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्यों में 
मौजदू नहीं है। 

13.​प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रशिक्षण के संबंध में विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा दिए 

गए तर्क  अर्थात ्उत्तर प्रदेश पलुिस आरक्षी और मखु्य आरक्षी नियमावली, 2015 के नियम 19 

का भी उत्तर दिया है। उनके अनसुार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही पे्रक्षण किया है कि 

प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों के लिए एक प्रक्रिया है और एक बार नियकु्ति के उद्देश्यों के लिए 

उम्मीदवार को प्रशिक्षण पर भेजने हेत ुचयन सचूी तयैार हो जाने के बाद चयन का कोई और 
चरण शषे नहीं रह गया था। वह उत्तर प्रदेश पलुिस आरक्षी और मखु्य आरक्षी नियमावली, 2015 

के नियम 18 पर भी भरोसा करत ेहैं, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धतृ किया गया है:​

"नियम - 18. नियकु्ति।​
(1) नियम 15 और 16 के प्रावधानों के अधीन, नियकु्ति प्राधिकारी उसी क्रम में उम्मीदवारों के 

नाम लेकर नियकु्ति करेगा जिस क्रम में वे नियम 15 के खंड (छ) के तहत तयैार की गई सचूी में 
हैं। नियकु्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों को इस निर्देश के साथ नियकु्ति पत्र जारी करेगा कि उन्हें पत्र 

जारी होने की तिथि के एक महीने के भीतर या नियकु्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट 

किसी भी तिथि के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है 

तो उसका चयन/नियकु्ति रद्द कर दी जाएगी:​
परंत ुयह कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियकु्त कोई भी व्यक्ति 

जो पद पर कार्यरत है, इन नियमों के तहत मौलिक रूप से नियकु्त माना जाएगा।​
(2) यदि नियम 17 के तहत किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियकु्ति आदेश जारी 
किए जात ेहैं, तो एक संयकु्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयन में निर्धारित ज्येष्ठता 
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के क्रम में व्यक्तियों के नाम का उल्लेख होगा या, जसैा भी मामला हो, जिस संवर्ग से उन्हें 
पदोन्नत किया गया है उसमें उनकी जो स्थिति थी उसके अनसुार:​
परंत ुयह कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियकु्त और उस पद पर 
कार्यरत किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के तहत मौलिक रूप से नियकु्त माना जाएगा और 
ऐसी मौलिक नियकु्ति इन नियमों के तहत की गई मानी जाएगी।" 

14.​उपरोक्त प्रावधान पर भरोसा करत ेहुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  दिया कि नियम 

18 नियम 15 और 16 के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियकु्ति पत्र जारी करने की परिकल्पना 
करता है, और उसके बाद ही नियम 19 ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने की 
आवश्यकता बताता है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क  है कि नियमों की योजना स्पष्ट 

रूप से दर्शाती है कि नियकु्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले मिलता है, और इसलिए, प्रशिक्षण को चयन 

प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, जसैा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही 
ठहराया गया है, क्योंकि प्रशिक्षण नियकु्ति के बाद आयोजित किया जाना है। 

15.​हमने अपीलकर्ताओ/ंराज्य के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता 
को सनुा है और मामले के अभिलेखों, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए 

निष्कर्ष भी शामिल हैं, का अवलोकन किया है। कुछ मलूभतू तथ्य विवाद में नहीं हैं। सभी 
उम्मीदवार, चाहे वे बाद में किसी भी बचै में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हों, अक्टूबर 2018 में 
जारी एक ही भर्ती विज्ञापन के अनसुरण में चयनित किए गए थे। चयन सचूी साझा थी, चयन 

प्रक्रिया एकसमान थी, और नियकु्तियाँ अविभाज्य रूप से एक ही भर्ती प्रक्रिया से जडु़ी थीं। 
16.​अभिलेखों के सरल अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि सभी नियकु्ति पत्र अक्टूबर 2018 की 

उसी सीधी भर्ती के अनसुरण में की गई नियकु्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन 

प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हैं। यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि चयन सचूी के विज्ञापन में 
ऐसा कोई वर्गीकरण या शे्रणी-वार भेदभाव निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, राज्य ने यह 

प्रदर्शित नहीं किया है कि प्रशिक्षण के लिए चार अलग-अलग चरणों में भेजे जाने वाले 

उम्मीदवारों को किसी तर्क संगत वर्गीकरण के आधार पर रखा गया था। 
17.​उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा सवुिचारित मत है कि चरणों में आयोजित किया जाने वाला 

प्रशिक्षण केवल अपीलकर्ता राज्य के पास उपलब्ध ढांचागत सीमाओ ंऔर कोविड-19 महामारी से 

उत्पन्न आपात स्थितियों के कारण आवश्यक हुआ था, न कि चयन सचूी के उम्मीदवारों के बीच 

किसी ससु्पष्ट अतंर के कारण। इसलिए, बाद के बचैों में प्रशिक्षण पर रखे गए उम्मीदवारों को 
लाभ से वंचित करना घोर मनमाना है और शत्रतुापरू्ण भेदभाव के दोष से ग्रस्त है। 

18.​विद्वान अपर महाधिवक्ता के तर्क  का परूा आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने स्वयं चार 
अलग-अलग शे्रणियां बनाईं, जिससे राज्य बाद के बचैों का हिस्सा रहे प्रत्यर्थियों से वेतन संरक्षण 

रोकने के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने में सक्षम हो गया। 
19.​जबकि यह न्यायालय महामारी से संबंधित आकस्मिकताओ ंऔर ढांचागत सीमाओ ंके अस्तित्व 

को स्वीकार करता है, लेकिन इस तरह की बाहरी और अस्थायी प्रशासनिक मजबरूियाँ एक 

समरूप वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के बीच भेदभावपरू्ण व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। 
अनचु्छेद 14 के तहत अनमेुय वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली काननूी स्थिति विस्तार की 
आवश्यकता के लिए बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और जब स्थापित मापदंडों पर परीक्षण 

किया जाता है, तो अपीलकर्ता राज्य द्वारा दी गई दलील जांच में टिक नहीं पाती है। 
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20.​पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एससीसी 1 में, उच्चतम न्यायालय 

ने माना है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित या मायावी नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के 

अनचु्छेद 14 के अनसुार समानता की परीक्षा पास करने के लिए, वर्गीकरण एक ससु्पष्ट अतंर 
(intelligible differentia) पर आधारित होना चाहिए क्योंकि अनचु्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक 

व्यक्ति को मनमाने भेदभाव से बचाना है, चाहे वह किसी काननू की स्पष्ट शर्तों के कारण हो या 
किसी काननू के अनचुित अनपु्रयोग के कारण। किसी भी वर्गीकरण को प्राप्त किए जाने वाले 

उद्देश्य के साथ तर्क संगत संबंध रखने वाले एक ससु्पष्ट अतंर पर आधारित होना चाहिए, 

जिसमें विफल रहने पर, ऐसा वर्गीकरण अस्वीकार्य भेदभाव का परिणाम होता है। 
21.​डायरेक्ट रिकू्रट क्लास II इंजीनियरिगं ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 

एससीसी 715 में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि एक ही भर्ती अधिसचूना और चयन प्रक्रिया 
का हिस्सा बनने वाले उम्मीदवार सेवा लाभों के उद्देश्य से एक एकल वर्ग का गठन करत ेहैं। 
ज्येष्ठता के निर्धारण के संबंध में शीर्ष अदालत ने माना है कि एक बार जब पदधारी को नियम के 

अनसुार पद पर नियकु्त किया जाता है, तो उसकी ज्येष्ठता उसकी नियकु्ति की तिथि से गिनी 
जानी चाहिए न कि उसकी पषु्टि (confirmation) की तिथि के अनसुार। इस सिद्धांत को लागू 
करत े हुए, प्रशिक्षण के परूा होने को एक ही चयन सचूी में रखे गए उम्मीदवारों के बीच एक 

उप-वर्ग बनाने के लिए विचार किए जाने वाले बिदं ुके रूप में नहीं माना जा सकता है। 
22.​अपीलकर्ताओ ंने किसी भी ऐसे वधैानिक नियम की ओर इशारा नहीं किया है जो राज्य को वेतन 

निर्धारण या वेतन संरक्षण के उद्देश्य से एक चयन सचूी के भीतर उप-शे्रणियां बनाने के लिए 

अधिकृत करता हो। वास्तव में, राज्य का अपना पक्ष यह है कि प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध 

तरीके से भेजा जाना परूी तरह से प्रशासनिक आवश्यकता के कारण था। प्रशासनिक आवश्यकता, 
भले ही वह सद्भावी (bona fide) हो, अनचु्छेद 14 के तहत संवधैानिक रूप से अनमेुय अतंर के 

स्तर तक नहीं बढ़ाई जा सकती। इस तरह के मार्ग की अनमुति देने से राज्य मनमाने या 
आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समान अधिकारों को खंडित करने में सक्षम हो जाएगा, 
एक ऐसी प्रथा जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकार किया गया है। 

23.​विद्वान एकल न्यायाधीश, इसलिए, यह मानने में सही थे कि प्रत्यर्थी और अन्य समान रूप से 

स्थित उम्मीदवार, जिन्हें अक्टूबर 2018 की उसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चनुा गया था, उन्हें 
वेतन संरक्षण और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता था जो पहले प्रशिक्षण के लिए भेजे 

गए उम्मीदवारों के पहले बचै को दिए गए थे। संवधैानिक मानकों के स्वतंत्र अनपु्रयोग पर, हमें 
विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई त्रटुि नहीं मिली है। 

24.​यहाँ ऊपर दर्ज कारणों से, हमारा मत है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा एक ही चयन सचूी में रखे 

गए उम्मीदवारों के बीच केवल उन तिथियों के आधार पर किया गया भेदभाव, जिन पर उन्हें 
प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, भारत के संविधान के अनचु्छेद 14 के उल्लंघन में एक 

अस्वीकार्य वर्गीकरण है। 
25.​वेतन संरक्षण का लाभ और संबंधित वेतन संरचना, जो राज्य द्वारा पहले बचै को दी गई है, 

दसूरे, तीसरे और चौथे बचै के उम्मीदवारों से नहीं रोकी जा सकती जो उसी भर्ती प्रक्रिया का 
हिस्सा थे और उसी चयन सचूी में रखे गए थे। 

26.​इसलिए, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला 
है। तदनसुार विशषे अपीलों का जत्था विफल होता है और खारिज किया जाता है। विद्वान एकल 
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न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थियों और अन्य सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण 

और परिणामी लाभ देने के लिए जारी किया गया निर्देश पषु्ट किया जाता है। राज्य इस आदेश 

की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर अनपुालन सनुिश्चित करेगा। लागत के संबंध में कोई आदेश 

नहीं। 
27.​लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जात ेहैं।" 
28.​चूँकि विद्वान अपर मखु्य स्थायी अधिवक्ता के अनसुार उनके मवुक्किल से प्राप्त निर्देशों के 

अनसुार, उपर्युक्त हस्तक्षेपकारी तथ्यों के आलोक में मामलों पर पनुर्विचार करने की आवश्यकता 
है। 

29.​तदनसुार, सभी रिट याचिकाओ ंको निम्नलिखित तरीके से निर्णीत किया जा रहा है:- 

(क). मखु्य रिट याचिका में पलुिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 

दिनांक 07.05.2024, संबंधित सी1 में आदेश दिनांक 19.07.2024, संबंधित सी2 में आदेश दिनांक 

15.02.2023 और संबंधित सी3 याचिका में आदेश दिनांक 15.02.2023 को निरस्त किया जाता है। 

(ख). आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ततु करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विधि के अनसुार 
कड़ाई से नया आदेश पारित करने के लिए मामलों को वापस भेजा जाता है। 

14.​तदनसुार, मखु्य रिट याचिका, संबंधित सी1, संबंधित सी2 और संबंधित सी3 रिट याचिकाएं 

निस्तारित की जाती हैं। 

9 फरवरी, 2026 

एन.एस. राठौर 

(विकास बधुवर, न्यायमरू्ति) 
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